
सुश्री उमा भारती, माननीय मंत्री जल संसाधन, नदी वविकास और गंगा संरक्षण के अध्यक्षता में नई ददल्ली में
08.02.2016 को आयोजजत नददयों के अंतयर्योजन की पररयोजना हेतु वविशेष सममवत की आठविीं बैठक के
कायर्यविृत

सुश्री उमा भारती, माननीय कें द्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी वविकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में
नददयों के  अंतयर्योजन  की  पररयोजना  हेतु  वविशेष  सममवत की  आठविीं बैठक  वविज्ञान  भविन ,  नई  ददल्ली  में ददनांक
08.06.2016 को 11:30 बजे आयोजजत की गई। डॉ० राम प्रताप, माननीय जल संसाधन मंत्री, राजस्थान सरकार; श्री
वगरीश महाजन,  माननीय जल संसाधन मंत्री,  महाराष्ट्र सरकार;  श्री चंद्र प्रकाश चौधरी ,  माननीय जल संसाधन मंत्री,
झारखंड सरकार; तेलंगाना सरकार के सलाहकार श्री आर. वविद्यासागर रावि; और कें द्र सरकार और राज्य सरकार संगठनों
के वविभभन्न सदस्यों /प्रवतवनमधयों ने  बैठक में भाग ललया।  बैठक में भाग लेने  विाले  सदस्यों और प्रवतभावगयों की सूची
अनुलग्नक-I पर रखी गई है।

प्रारंभ में, माननीय कें द्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी वविकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने बैठक में वविशेष सममवत
के सदस्यों और प्रवतभावगयों का स्विागत वकया। उन्होंने उल्लेख वकया वक सममवत की सातविीं बैठक लगभग दो महीने पहले
18 नविंबर 2015 को हुई थी, और तभी से इस कायर्य में लगातार प्रगवत हुई है। देश के जल और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के
ललए नददयों के अंतयर्योजन की पररयोजना कायर्यक्रम बहुत महत्विपूणर्य हैं तथा यह जल, सूखा प्रविण और विषार्य आधाररत कृवष
क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने में सहायक होगा। भारत सरकार संबंमधत राज्य सरकारों की मतैक्यता और सहयोग के साथ
नददयों का अंतयर्योजन कायर्यक्रम के कायार्यन्वियन के ललए प्रवतबद्ध था। उन्होंने उल्लेख वकया वक माननीय सुप्रीम कोरर्य ने
27.2.2012  के अपने फैसले में नददयों का अतंयर्योजन कायर्यक्रम राष्ट्रीय वहत में उल्लेखखत वकया था और इसके शीघ
कायार्यन्वियन के ललए वनदर्देलशत वकया था। माननीय मंत्री ने उल्लेख वकया वक 3 फरविरी 2016 को भुविनेश्वर में महानदी-
गोदाविरी ललकं पररयोजना जो सभी प्रायद्वीपीय ललंक हेतु मातृ ललकं है, के बारे में ओमडशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नविीन
परनायक के साथ एक बैठक और ओमडशा सरकार से इस संबंध में सकारात्मक उत्तर वक अपेक्षा है।

उन्होंने कहा वक केन-बतेविा ललकं पररयोजना के संबंध में वविभभन्न मंजूरी, चरण-I प्रसंस्करण के उन्नत चरण में हैं।
ललंक पररयोजना को मध्य प्रदेश के राज्य विन्यजीवि बोडर्य ने ददनांक 22.9.2015 को आयोजजत अपनी बैठक में संस्तवुत दी
है  और इसे पयार्यविरण मंत्रालय,  विन और जलविायु  पररवितर्यन  (एम.ओ.ई.एफ.  और सी.सी.)  के राष्ट्रीय विन्यजीवि पररषद
(एन.बी.डब्ल्यू.एल.) को अनुमोदन के ललए अग्रेवषत वकया है। उन्होंने आगे कहा वक दमनगंगा-पपंजल और पार-तापी-नमर्यदा
ललंक पररयोजनाओं के संबंध में गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जल साझाकरण के मुदे्द को प्राथममकता पर ललया जा रहा है।
उन्होंने आगे कहा वक जल संसाधन मंत्रालय, नदी वविकास और गंगा संरक्षण द्वारा नददयों के अतंयर्योजन की पररयोजना के
ललए गदठत कायर्यबल सभी प्रासंवगक मुद्दों की जांच में वविस्तार कर रहा है और ललंक पररयोजनाओं पर राज्यों के बीच तेजी से
आम मतैक्यता लाने में मदद करगेा। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी वविकास और गंगा संरक्षण) ने सभी सदस्यों, वविशेष
रूप से संबमंधत राज्य सरकारों के सहयोग और सहायता की मांग  की ,  जो वक नददयों के अंतयर्योजन की पररयोजना
कायर्यक्रमों के सफल वक्रयान्वियन हेतु बहुत आविश्यक थी। 

अपनी दरप्पणी में प्रो० संविर लाल जार, माननीय राज्य मंत्री (जल संसाधन, नदी वविकास और गंगा संरक्षण) ने
बताया वक राष्ट्रीय पररपे्रक्ष्य योजना के तहत नददयों के अतंयर्योजन की पररयोजना पररयोजनाओं से लसंचाई , जल आपूरतं,
वबजली उत्पादन, बाढ़ वनयंत्रण, सूखा शमन और नौपररविहन आदद में बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा वक रा .ज.ववि.अ. ने
हाल ही में गोदाविरी-कृष्णा ललंक पररयोजना में इंचमपल्ली बाँध स्थल पर गोदाविरी बेलसन के जल संतुलन के अध्ययन को
संशोमधत वकया है और प्रणाली अध्ययन के ललए उप-सममवत इससे संबमंधत पहलुओं की जांच कर रही है। उन्होंने आगे
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कहा वक एनपीपी ललंक के अवतररक ,  रा.ज.ववि.अ.  ने अतंरा-राज्य संबंधों के प्रस्ताविों को पयार्यप्त रूप से ललया है। दो
अंत:राज्यीय ललंक पररयोजनाओं के डीपीआर अथार्यत्  (i)  बुरही-गंडक-नून-बाया-गगंा और (ii) कोसी-मेची को पहले ही
तैयार कर वबहार सरकार को भेज ददया गया है। वविभभन्न राज्यों के अंतरा-राज्य संबंधों के चार अन्य डीपीआर रा.ज.ववि.अ.

द्वारा तैयार वकए जा रहे थ।े उन्होंने रा.ज.ववि.अ. को वविभभन्न ललंक पररयोजनाओं की वविस्तृत पररयोजना प्रवतविेदन तयैार
करने और नददयों के अंतयर्योजन की पररयोजना कायर्यक्रमों से संबंमधत अन्य कायर्यों में कायर्य करने के ललए सभी सहायता
प्रदान करने का आश्वासन ददया। उन्होंने उल्लेख वकया वक संबमंधत राज्य सरकारों के वविचारों पर वविचार करने के बाद
ललंक पररयोजनाओं की योजना बनाई जाएगी और शुरू की जाएगी। उन्होंने अनुरोध वकया वक पयार्यप्त जल संसाधनों विाले
राज्यों को सद्भाविना और सहयोग की भाविना के साथ राष्ट्रीय आविश्यकता को समझना चावहए और ज़रूरत विाले के्षत्रों को
सहायता प्रदान करना चावहए। उन्होंने उल्लेख वकया वक सभी राज्यों का सहयोग अवनविायर्य रूप से नददयों के अंतयर्योजन
की पररयोजना कायर्यक्रमों की सफलता के ललए आविश्यक है, जजससे देश को समृजद्ध ममलेगी।

माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी वविकास और गंगा संरक्षण), इसके पश्चात, राज्य सरकारों के माननीय मंवत्रयों से
अपने वविचार व्यक करने के ललए अनुरोध वकया।

राजस्थान:

राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री जल संसाधन मंत्री डॉ राम प्रताप ने कहा वक राजस्थान का कुल भौगोललक
क्षेत्रफल देश का 10.5% है जबवक इसकी आबादी कुल आबादी का 5.5% है, लवेकन व्याविहाररक रूप से राज्य में जल
नहीं था। उन्होंने उल्लेख वकया वक राज्य सरकार द्वारा अवतररक माही जल का उपयोग करने के ललए एक अंतरा -राज्य
ललंक पररयोजना अथार्यत माही-लुनी ललंक योजना बनाई थी। हालांवक, यह रा.ज.ववि.अ. द्वारा संभवि नहीं पाई गई। उन्होंने
अनुरोध वकया वक राजस्थान कम जलीय राज्य है,  सूखा प्रविण क्षेत्रों में जल संसाधन पररयोजनाओं के ललए लाभ लागत
अनुपात के मानदंड को लशलथल वकया जाना चावहए। राजस्थान मड्रिप और सस्पं्रकलर लसंचाई प्रणाली में अग्रणी राज्य है।
वपछले योजना आयोग द्वारा रेवगस्तान/सूखाग्रस्त क्षेत्रों को कें द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु तयैार वकए गए ददशावनदर्देशों की
समीक्षा की जानी चावहए और इन क्षेत्रों को लसंचाई हेतु अमधक कें द्रीय सहायता प्रदान की जानी चावहए। उन्होंने भारत
सरकार द्वारा पंचेश्वर वविकास प्रामधकरण के गठन का स्विागत वकया और इच्छा व्यक की वक यदद पंचेश्वर बांध के वनमार्यण में
समय लगता है, तो शारदा-यमुना, यमुना-राजस्थान और राजस्थान-साबरमती ललकं नहरों का काम शुरू कर बाढ़ के जल
का इस्तमेाल वकया जा सकता है। उन्होंने बताया वक राजस्थान राज्य को हाल ही में सी .बी.आई.पी. द्वारा सबसे अच्छा जल
उपयोग करने विाले राज्य के रूप में सम्मावनत वकया गया है, जजसके ललए उन्होंने माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी
वविकास और गंगा संरक्षण) का धन्यविाद वकया।

महाराष:

श्री गणेश महाजन,  माननीय जल संसाधन मंत्री,  महाराष्ट्र सरकार ने  10 जनविरी  2016 को जलगांवि आने के
ललए माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी वविकास और गंगा संरक्षण) का धन्यविाद वकया था, जहां उन्होंने तापी मगेा
ररचाजर्य योजना की यात्रा की, यह एक अनूठी भूजल पुनभर्यरण योजना प्रस्ताववित की गई है जो महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र
और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के्षत्र को लाभानन्वित करने के ललए है। उन्होंने कहा वक भारत सरकार द्वारा गदठत एक
कायर्यबल ने हाल ही में अपनी प्रवतविदेन सौंपी है जजसमें इसमें प्रस्तावि की संभाव्यता को संभवि बताया है। उन्होंने आगे कहा
वक महाराष्ट्र सरकार मध्य प्रदेश के साथ अतं:राज्यीय वनयंत्रण बोडर्य की बैठक करने की योजना बना रही है जजससे जल के
बंरविारे को सुलझाया जा सके और इस योजना के मूल्य साझाकरण के मुद्दों पर वविचार वकया जा सके। उन्होंने उल्लेख
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वकया वक दमनगंगा-पपंजल (डी-पी) ललंक पररयोजना में, महाराष्ट्र ने बल ददया है वक जल को 75% वनभर्यरता पर साझा
वकया जाए और तदनुसार सुरंगों/जल संचरण प्रणाली का आकार जल वक आविश्यकता के अनुरूप बनाया जाना चावहए।
उन्होंने दोहराया वक वपछले बैठक में मतैक्यता के अनुसार जल साझाकरण मुद्दों को हल करने के ललए महाराष्ट्र और
गुजरात के माननीय मुख्य मंवत्रयों वक एक संयुक बैठक जल्दी बुलाई जानी चावहए। उन्होंने उल्लेख वकया वक अगस्त ,

2015 में रा.ज.ववि.अ.  द्वारा तैयार पार-तापी-नमर्यदा  (पी-री-एन)  ललंक पररयोजना की डीपीआर राज्य मडजाइन संगठन
द्वारा वकया जा रहा था और महाराष्ट्र सरकार जल्द ही इसपर अपनी दरप्पणी प्रस्तुत कर देगी। उन्होंने कहा वक महाराष्ट्र
सरकार की कोयना-मुबंई लसरी अतं:राज्यीय ललंक की पूविर्य-संभाव्यता प्रवतविदेन पर दरप्पभणयाँ ददनांक 26.10.2015 के
पत्र के माध्यम से अविगत कराया गया है और अनुरोध वकया गया है वक विह डीपीआर की तैयारी के काम में तेजी लाए।

झारखंड:

झारखंड सरकार के जल संसाधन मंत्री माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा वक प्रणाली अध्ययन के ललए उप-

सममवत की बैठक नई ददल्ली में ददनांक  29  लसतंबर, 2015  को बुलाई गई,  जजसमें यह वनणर्यय ललया गया वक दभक्षण
कोयल-सुबणर्यरेखा और सांख-दभक्षण कोयल अंतरा-राज्य ललंक पररयोजनाओं का जल वविज्ञान के अध्ययन राष्ट्रीय जल
संस्थान, रुड़की द्वारा यह चार माह वक अविमध में, इन पररयोजनाओं के डीपीआर को प्रारंभ करने से पहले वकया जायेगा।

उन्होंने अध्ययन में तेजी लाने के ललए अनुरोध वकया। उन्होंने रा .ज.ववि.अ. के अतं:राज्यीय संबंधों के डीपीआर
की तैयारी के बारे में राज्य सरकार द्वारा वकए जाने विाले लागत के सन्दभर्य में जल संसाधन , नदी वविकास और गंगा संरक्षण
के मंत्रालय के फैसले का उल्लेख वकया और कहा वक यह वपछडे़ राज्यों जैसे झारखंड जैसे राज्यों के पक्ष में नहीं है। अतः
उन्होंने माननीय केन्द्रीय मंत्री (डब्ल्यूआर, आरडी एडं जीआर) से अनुरोध वकया है वक विे वनणर्यय की समीक्षा करें जजससे
इस संबंध में राज्यों पर अवतररक ववित्तीय बोझ न पडे़। । उन्होंने कहा वक ऐसी पररयोजनाओं के कायार्यन्वियन के ललए धन
की उपलब्धता सुवनभश्चत करने के ललए नीवत की आविश्यकता है। उन्होंने कहा वक झारखंड सरकार की मौजूदा ववित्तीय
सस्थवत को ध्यान में रखते हुए अतंरा -राज्य ललंक पररयोजनाओं के कायार्यन्वियन के ललए राज्य सरकार द्वारा धन उपलब्ध
कराने के ललए संभवि नहीं होगा। माननीय मंत्री ने आग्रह वकया वक ऐसी पररयोजनाओं को राष्ट्रीय पररयोजनाओं का दजार्य
ददया जाए जजससे कुल लागत का 90% भारत सरकार द्वारा साझा वकया जा सके।

तेलंगाना:

तेलंगाना सरकार के सलाहकार श्री आर.  वविद्यासागर रावि ने कहा वक रा .ज.ववि.अ.  के  1989  के अध्ययनों में
इंचमपल्ली बाँध स्थल पर जल का संतुलन  75%  वनभर्यरता पर  720  रीएमसी पाया गया था। अब,  नविंबर, 2015  में
रा.ज.ववि.अ. द्वारा वकए गए संशोमधत अध्ययन से पता चला है वक इंचमपल्ली में 75% वनभर्यरता पर शेष जल रालश 272

रीएमसी है। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से साफ था वक जल संतुलन 448 रीएमसी कम हो गया है उन्होंने उल्लेख वकया वक
पहले के अध्ययन में, 720 रीएमसी का पूरा जल संतुलन इंचमपल्ली से दो ललंक के जररए स्थानांतररत वकया जाना था;
इंचमपल्ली-नागाजुर्यनसागर में 582 रीएमसी और इंचमपल्ली-पुललमछन्तला को 138 रीएमसी शेष रालश ले जाना था। कम
जल संतुलन से, इन दो ललंकों पर प्रवतकूल प्रभावि पड़ता। 

उन्होंने उल्लेख वकया वक महाराष्ट्र की आविश्यकताओं का आकलन पररयोजना प्रवतविेदन और मास्रर प्लान के
आधार पर तैयार वकया गया है, लवेकन विास्तवविकता में, गोदाविरी जल वविविाद न्यायामधकरण (जीडब्ल्यूडीरी) के अमधवनणर्यय
से उनके अमधकार और जल अमधकार सुरभक्षत थे। इसी तरह,  पूविर्य आधं्र प्रदेश (वितर्यमान तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश
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राज्य) जीडब्ल्यूडीरी पुरस्कार के अनुसार शेष जल के हकदार हैं। उन्होंने आगे कहा वक 20 अगस्त 1 99 2 को आयोजजत
रा.ज.ववि.अ. की त.स.स. की 16 विीं बैठक में वकए गए फैसले के अनुसार "रा.ज.ववि.अ. द्वारा अंत:राज्यीय समझौतों और
वनणर्ययों का पालन वकया जाएगा"। उन्होंने आगे कहा वक रा.ज.ववि.अ.  द्वारा उनकी त.स.स.  के वनणर्ययों के अनुसार  120

मीरर उद्वहन का प्रवतबधं अपनाया जा  रहा था। यह अब विैध नहीं था ,  क्योंवक योजना आयोग ने  तेलंगाना  राज्य में
जीएलआईएस पररयोजना के मामले में 469 मीरर की ऊंचाई को मंजूरी दे दी थी। अतः जीडब्ल्यूडीरी वनणर्यय पर वविचार
करके और 120 मीरर उद्वहन के कृवत्रम प्रवतबंध को हराकर, 272 रीएमसी की जल की शेष रालश व्यपवितर्यन के ललए
उपलब्ध नहीं हो सकती। अतः उन्होंने सुझावि ददया वक गोदाविरी पर वनभर्यर जल को हराने के प्रस्ताविों को तैयार करने के
बजाय रा.ज.ववि.अ. को अमधशेष जल के व्यपवितर्यन पर ध्यान देना चावहए, 50% या उससे कम वनभर्यरता, अन्यथा जो समदु्र
में बकेार में बह जाएगी।

 इसके बाद, माननीय कें द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी वविकास और गंगा संरक्षण) ने रा.ज.ववि.अ. के महावनदेशक को सलाह
दी वक विे चचार्य के ललए कायर्यसूची मद प्रस्तुत करें।

मद सं. 8.1: नई ददल्ली में 18 नविंबर, 2015 को आयोजजत नददयों के बीच में जोड़ने के ललए वविशेष सममवत की
7 विीं बैठक के ममनट की पुवष

महावनदेशक,  रा.ज.ववि.अ.  ने बताया वक नददयों के अतंयर्योजन की वविशेष सममवत की  7 विीं बैठक के कायर्यविृत्त
ददनांक 17.12.2015 के पत्र के माध्यम से ववितररत वकए गए थे। सममवत के वकसी भी सदस्य से कोई दरप्पणी नहीं ममली
अतः कायर्यविृत्त को पररचालन अनुसार पुवष्ट की गई।
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मद सं. 8.2: वपछली बैठक के दौरान वकए गए वनणर्ययों का अनुपालन 

महावनदेशक,  रा.ज.ववि.अ. ने वविशेष सममवत की सातविीं बैठक के दौरान वविभभन्न वनणर्ययों पर वकए गए अनुवितर
कारर्यविाई को वनम्नानुसार बताया:

i) तममलनाडु सरकार ने  वविशेष सममवत की छठविीं बैठक के कायर्यविृत्त पर अपनी दरप्पणी सममवत की
सातविीं बैठक के कुछ समय ही पहले ही प्रस्ततु की थी। इसमें यह पाया गया वक दरप्पभणयां वविशेष
सममवत की छठे बैठक के  '”कायर्यविृत्त के अभभलेख” से संबमंधत नहीं थीं,  एविं तममलनाडु के पौन्नैयार
(कृष्णावगरी)-पाविल ललंक आकलन कनार्यरक की दरप्पभणयों पर आधाररत थे। वनणर्ययानुसार यह सूमचत
वकया गया था वक, तममलनाडु सरकार के पौन्नैयार (कृष्णावगरी)-पलार ललंक पर कनार्यरक की दरप्पभणयों
के उत्तर को तममलनाडु सरकार को ददनाकं 19 जनविरी, 2016 के पत्र के माध्यम से भेजा गया था।

 कनार्यरक सरकार के प्रवतवनमध का अनुरोध है वक चूवंक यह मुद्दा कनार्यरक से संबंमधत था, तममलनाडु की
दरप्पभणयों की प्रवतललवप और रा .ज.ववि.अ.  द्वारा उन्हें भेजे गए उत्तर कनार्यरक सरकार को उपलब्ध
कराया जाए, जजस पर मतैक्यता हुई।

ii) सातविीं बैठक में यह वनणर्यय ललया गया वक नेत्राविती -हेमाविती अंतरा-बेलसन ललकं के ललए बेंगलुरु शहर
और अन्य कम जल के्षत्रों की घरेलू जल आविश्यकता के ललए नेत्राविती नदी के जल का उपयोग करने
और ईआईए अध्ययन के संदभर्य की शतर्यों को अंवतम रूप देने के ललए पररयोजना का वविविरण बेदी-विरदा
अंतरा-बेलसन ललंक पररयोजना क्षेत्र के ललए एक महीने की अविमध में कनार्यरक सरकार द्वारा प्रस्ततु
वकया जाएगा।

 यह सूमचत वकया गया था वक कनार्यरक सरकार ने ददनांक 19 ददसंबर, 2015 के पत्र के द्वारा नेत्राविती
के  जल को  कोलार,  मचकबल्लापुर,  रामनगर,  बेंगलुरु,  हसन,  तुमकुर  और मचकमगलुरु जजले  को
स्थानातंररत करने विाली यतीवनहोल पररयोजना के डीपीआर की एक प्रवत प्रदान की थी। रा .ज.ववि.अ.

द्वारा प्रवतविेदन की समीक्षा की जा रही है। तममलनाडु सरकार के प्रवतवनमध ने की डीपीआर की एक
प्रवत के ललए अनुरोध वकया, जजसे कनार्यरक सरकार द्वारा तममलनाडु को ददया जायेगा। यह भी उल्लेख
वकया गया था वक कनार्यरक सरकार ने सूमचत वकया था वक विह बदेी -विदार्य ललकं के ईआईए अध्ययन
करेगी।

iii) सातविीं बैठक में यह वनणर्यय ललया गया था वक रा.ज.ववि.अ. नददयों का अंतयर्योजन पररयोजनाओं के जल
संतुलन अध्ययन के ललए अपने ददशावनदर्देशों की समीक्षा करेगा और इस मामले  को संबंमधत उप -

सममवत को वविचाराथर्य भेजेगा। नददयों का अतंयर्योजन पररयोजनाओं के जल संतुलन अध्ययन के ललए
ददशा-वनदर्देशों की समीक्षा की जा रही है और इन्हें नददयों का अंतयर्योजन (एससी-आई) और उप-सममवत
के मुदे्द पर उपलब्ध वविभभन्न अध्ययनों/ प्रवतविेदनों के व्यापक मूल्यांकन के ललए उप-सममवत की संयुक
अगली बैठक में वविचार हेतु रखा जाएगा और सबसे उपयुक विकैसल्पक योजना (एससी-II) की पहचान
हेतु प्रणाली अध्ययन और एक कायर्यसूची मद के रूप में इसके बारे में और राय ली जाएगी।

iv) तेलंगाना सरकार के सलाहकार ने सुझावि ददया वक उप-सममवत की ददशा-वनदर्देशों पर वविचार हेतु बैठक
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में संबमंधत राज्यों को भी आमंवत्रत वकया जाना चावहए तावक राज्यों के दृवष्टकोण पर बैठक में ही वविचार
जा सके। इस सुझावि पर सहमती हुई।

iv) वपछली बैठक में यह वनणर्यय ललया गया वक राष्ट्रीय जल वविकास अभभकरण के पुनगर्यठन के ललए उप -

सममवत की  प्रवतविेदन  पर  सदस्य  अपने  वविचार  दो  सप्ताह  के  समय  में दे  सकते  हैं।  सदस्यों के
वविचारों/दरप्पभणयों पर वविचार -वविमशर्य करने  के  बाद ,  सरकार की  मंजूरी  के  ललए इस प्रवतविेदन पर
कारर्यविाई की जाएगी। प्रवतविदेन पर कोई वविचार/दरप्पभणयां सममवत के वकसी भी सदस्य से प्राप्त नहीं हुई
थीं।

ऊपर उसल्लखखत अनुवितर कारर्यविाई का सममवत द्वारा संज्ञान ललया गया।

मद सं. 8.3: केन-बेतविा ललंक पररयोजना, चरण-I - वविभभन्न विैधावनक स्विीकृवतयों की सस्थवत

महावनदेशक रा.ज.ववि.अ.  ने  बताया वक केन -बतेविा  ललकं पररयोजना का प्रस्तावि,  चरण-I  को  26  अकूबर,

2015 को आयोजजत अपनी 88 विीं बैठक में पयार्यविरण मंजूरी के ललए पयार्यविरण एविं विन मंत्रालय वि जलविायु पररवितर्यन के
पयार्यविरण मूल्याकंन सममवत (ईएसी)  द्वारा वविचार वकया गया था,  जजसमें सममवत ने मध्य प्रदेश के राज्य विन्यजीवि बोडर्य
द्वारा पररयोजना की विन्यजीवि मंजूरी मांगी थी और पन्ना राइगर ररजविर्य में वविस्तृत उपाय जैसे लैंडस्केप मैनेजमेंर प्लान
(एलएमपी) में अपनाया जाने विाले उपाय की जानकारी मांगी थी। ईएसी द्वारा मांगी गई आविश्यक वविविरण / स्पष्टीकरण
सदस्य समचवि, ईएसी, पयार्यविरण एविं विन मंत्रालय वि जलविायु पररवितर्यन को सौंप ददया गया था। यह सूमचत वकया गया था
वक ईएसी द्वारा 9 फरविरी, 2016 को होने विाली अपनी 89 विीं बैठक में वविचार हेतु पररयोजना को सूचीबद्ध वकया गया
था।

महावनदेशक, रा.ज.ववि.अ. ने आगे बताया वक राज्य विन्यजीवि बोडर्य, मध्य प्रदेश की लसफाररशों के साथ विन्यजीवि
मंजूरी के प्रस्तावि 14 ददसंबर, 2015 को पयार्यविरण एविं विन मंत्रालय वि जलविायु पररवितर्यन मंत्रालय के राष्ट्रीय विन पररषद
(एन.बी.डब्ल्यू.एल.) को सौंप ददए गए थे। विन्यजीवि मंजूरी का मामला एन.बी.डब्ल्यू.एल. की अगली बैठक में ललए जाने
की उम्मीद थी, जो फरविरी, 2016 में संभाववित थी।

यह उल्लेख वकया गया था वक छतरपुर और पन्ना जजले के संबधं में विन भूमम व्यपवितर्यन के ललए एफआरए प्रमाण
पत्र प्राप्त हुआ। सीसीएफ छतरपुर, सागर और दमोह से जलग्रहण क्षेत्र उपचार (सीएरी) योजना की तकनीकी मंजूरी भी
ममल गई है। सभी आविश्यक वविविरण/दस्ताविेज विन वविभाग, मध्य प्रदेश को प्रस्तुत वकए गए हैं और 31 ददसंबर, 2015

को पयार्यविरण एविं विन मंत्रालय वि जलविायु पररवितर्यन की विबेसाइर पर अपलोड कर ददए गए हैं। विन वविभाग , म.प्र., विन
भूमम व्यपवितर्यन मंजूरी पर कारर्यविाई कर रहा था। रा.ज.ववि.अ. इस संबंध में संबमंधत अमधकाररयों से इस मामले को देख
रहा था।

कायर्यसूची दरप्पण में ददए गए वविविरण का सममवत द्वारा संज्ञान ललया गया।

मद सं. 8.4: केन-बेतविा ललंक पररयोजना चरण-II - डीपीआर की वितर्यमान सस्थवत

महावनदेशक,  रा.ज.ववि.अ.  ने बताया वक प्रवतविेदन वनचला ओर बांध पर पयार्यविरणीय प्रभावि आकलन  (ईआईए)

अध्ययन की ड्रिाफ्र डब्ल्यूएपीसीओएस द्वारा पूरा वकया गया था जो पयार्यविरण एविं विन मंत्रालय वि जलविायु पररवितर्यन द्वारा
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अनुमोददत रीओआर के अनुसार वकया गया था। वनचला ओर बाधं के ललए साविर्यजवनक सुनविाई तीन स्थानों अथार्यत गांवि
ददौनी  (जजला लशविपुरी),  गांवि वपपरौद  (जजला अशोक नगर)  और ग्राम नौनर (जजला दवतया)  में आयोजजत की गई थी।
प्रवतभावगयों द्वारा अनुपालन के साथ उठाए गए मुद्दों को अवंतम ईआईए और पयार्यविरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) प्रवतविेदन
में शाममल वकया गया है। पयार्यविरण मंजूरी के ललए अवंतम ईआईए प्रवतविेदन  13 जनविरी  2016 को पयार्यविरण एविं विन
मंत्रालय वि जलविायु पररवितर्यन की वेिबसाइर को अपलोड वकया गया है।

यह सूमचत वकया गया था वक ईएसी मंजूरी के ललए वनचला ओर बांध का प्रस्तावि ददनांक 9 फरविरी, 2016 को
आयोजजत होने विाली ईएसी की 89 विीं बैठक में वविचार वकए जाने की संभाविना है। इसे आगे बताया गया था वक प्रपत्र -I

वनचला ओर बांध के तहत विन भमूम व्यपवितर्यन के ललए जजलाधीश और जजला विन अमधकारी (डीएफओ),  अशोक नगर
और लशविपुरी को विन मंजूरी के मामले में प्रसंस्करण के ललए सौंप ददया गया। वनचला ओर बाधं के विन मंजूरी के मामले में
आगे की प्रवक्रया विन वविभाग, मध्य प्रदेश द्वारा वकया जाना है।

मध्य प्रदेश सरकार के अपर मुख्य समचवि, जल संसाधन वविभाग ने कहा वक केन-बतेविा ललंक पररयोजना के चरण-II

में चार पररयोजनाओं में वनचला ओर बांध शाममल है। उन्होंने उल्लेख वकया वक ईआईए सवहत वविभभन्न मंजूरी के ललए
वनचला ओर बांध पररयोजना घरक पर काम वकया जा रहा है। विनीकरण के ललए एनपीविी/क्षेत्र की गणना करते समय
मौजूदा जल वनकायों के डुब क्षेत्र में पहले से ही जंगल के्षत्र पर वविचार नहीं वकया जाना चावहए। उन्होंने उल्लेख वकया वक
बीना कॉम्प्लेक्स, कोठा बैराज आदद जैसी अन्य पररयोजनाए ंभी हैं जजन्हें शीघता से वकए जाने वक आविश्यकता है। उन्होंने
रा.ज.ववि.अ. से अनुरोध वकया वक विह चरण-II के डीपीआर को माचर्य, 2016 के अंत तक प्राथममकता से पूरा करें। उन्होंने
सुझावि ददया वक इन पररयोजनाओं में हमें सूक्ष्म लसंचाई तकनीकों के उपयोग और मौजूदा नरेविकर्य  के आधुनीकरण के ललए
प्रयास करना चावहए जजससे उपलब्ध जल का अमधकतम उपयोग सुवनभश्चत हो सके। उन्होंने  आगे  सुझावि ददया वक
माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी वविकास और गंगा संरक्षण) को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंवत्रयों के
साथ एक बैठक बुलाई जानी चावहए जजसमें समझौता ज्ञापन को समुमचत समझौते में पररविरतंत वकया जाए।

मद सं.8.5: दमनगंगा-पपंजल और पार-तापी-नमर्यदा ललंक पररयोजनाए-ंडीपीआर की वितर्यमान सस्थवत

मद सं.8.5.1: दमनगंगा-पपंजल ललंक पररयोजना

महावनदेशक, रा.ज.ववि.अ. ने बताया वक दमन-गंगा-पपंजल ललकं पररयोजना का डीपीआर अपै्रल, 2014 में पूरा
कर ललया गया और महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारों को सौंप ददया गया है। बृहत मुंबई महानगर वनगम (एमसीजीएम) ने
पररयोजना का डीपीआर जनविरी, 2015 को कें द्रीय जल आयोग को मूल्यांकन के ललए सौंपा जो लगभग समापन चरण में
है। यह उल्लेख वकया गया था वक पररयोजना में जल भागीदारी के मुदे्द पर वविशेष सममवत की आखखरी बैठक में चचार्य हुई थी
और सदस्यों को यह उम्मीद थी वक दोनों राज्यों के बीच जल साझाकरण समझौते की प्रवक्रया तेज हो होगी। यह प्रस्तावि
वकया गया था वक माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी वविकास और गंगा संरक्षण) जल साझाकरण के मुदे्द को हल करने के
ललए महाराष्ट्र और गुजरात के माननीय मुख्यमंवत्रयों के साथ एक बैठक कर सकती हैं।

महाराष्ट्र सरकार के प्रवतवनमध ने कहा वक दमनगंगा -पपंजल ललंक को स्वितंत्र रूप से लागू वकया जा सकता है
क्योंवक इसका पार-तापी-नमर्यदा ललंक से कोई संबधं नहीं है और दोनों ललंक पर अलग -अलग समझौतों पर हस्ताक्षर वकए
जा  सकते  हैं।  गुजरात  सरकार  के  प्रवतवनमध ने  दमनगंगा -पपंजल  ललंक  और  पर-तापी-नमर्यदा  ललंक  पररयोजनाओं के
वक्रयान्वियन पर जोर ददया। माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी वविकास और गंगा संरक्षण) ने कहा वक दोनों राज्यों के
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बीच मतभदे थे,  जजन्हें सुलझाने  की आविश्यकता थी ,  जजसके ललए विे  दोनों राज्यों के मुख्यमंवत्रयों के साथ बैठक का
आयोजन करने जा रहीं थीं।

मद सं. 8.5.2: पार-तापी-नमर्यदा ललकं पररयोजना

महावनदेशक, रा.ज.ववि.अ. ने सूमचत वकया वक पार-तापी-नमर्यदा ललंक पररयोजना का डीपीआर पूरा कर ललया गया
था और अगस्त, 2015 में गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों को सौंप ददया गया। उन्होंने उल्लेख वकया वक गुजरात के माननीय
मुख्यमंत्री ने  ददनांक  10 लसतबंर  2015 के अपने अधर्य शासकीय पत्र द्वारा माननीय केन्द्रीय मंत्री  (जल संसाधन,  नदी
वविकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) से दमनगंगा-पपंजल और पार-तापी-नमर्यदा ललंक पररयोजनाओं पर जल साझाकरण से
संबंमधत सभी मुदे्द सुलझने पर कायार्यन्वियन के ललए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की इच्छा व्यक की। जैसा वक पार -

तापी-नमर्यदा और दमनगगंा-पपंजल ललंक पररयोजनाएं ललंक से जुड़ी है, यह प्रस्तावि वकया गया था वक माननीय कें द्रीय मंत्री
(जल संसाधन,  नदी वविकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय)  महाराष्ट्र और गुजरात के माननीय मुख्यमंवत्रयों के साथ दोनों
पररयोजनाओं के जल साझाकरण मुदे्द पर चचार्य कर सकती हैं। 

माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी वविकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने कहा वक विह दोनों राज्यों के बीच
के मुद्दों को हल करने के ललए महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंवत्रयों के साथ एक बैठक का आयोजन करेंगी।

गुजरात सरकार के प्रवतवनमध ने अनुरोध वकया वक तापी मगेा ररचाजर्य योजना पर प्रवतविदेन की प्रवत गुजरात सरकार को
उपलब्ध कराई जाए। माननीय मंत्री  (जल संसाधन,  नदी वविकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय)  ने  कहा वक योजना के
डीपीआर को महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार वकया जाएगा और दोनों के बीच में पारस्पररक रूप से साझा वकया जायगेा।

मद सं. 8.6: अंतरा-राज्य ललंक प्रस्ताविों की सस्थवत

यह उल्लेख वकया गया था वक 2 अंतरा-राज्य ललंक के डीपीआर (i) बुरही-गंडक-नून-बाया-गगंा और (वबहार) की
कोसी-मेची जो पहले पूणर्य हो चुके है और वबहार सरकार को सौंप ददए गए हैं , कें द्रीय जल आयोग में मूल्यांकन के अधीन
थे। यह भी उल्लेख वकया गया था वक रा.ज.ववि.अ. द्वारा तममलनाडु के पौन्नैयार-पलार ललकं, महाराष्ट्र के विनैगंगा-नलगंगा
ललंक, झारखंड का बरकर-दामोदर-सुबणर्यरेखा ललकं और ओमडशा के विमसाधारा-रूलशकुल्या का डीपीआर बनाया जा रहा
है। संबमंधत राज्य सरकारों से प्राप्त अतंरा-राज्य नदी ललकं प्रस्ताविों की अद्यतन सस्थवत बैठक के दौरान प्रस्तुत की गई थी।

कायर्यसूची दरप्पण में ददए गए अंतरा-राज्य ललंक प्रस्ताविों की सस्थवत सममवत द्वारा संज्ञान में ली गई।

मद सं. 8.7 : राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्ताववित  रा.ज.ववि.अ.  द्वारा  अंतरा-राज्य  नदी  ललंक  पररयोजनाओं की
वविस्ततृ पररयोजना प्रवतविेदन तैयार  करने हेतु  जल संसाधन,  नदी वविकास और गंगा  संरक्षण
मंत्रालय का वनणर्यय।

महावनदेशक,  रा.ज.ववि.अ.  ने बताया वक रा.ज.ववि.अ.  के कायर्यों/अमधदेश में वविस्तृत पररयोजना प्रवतविदेन  (डीपीआर)  की
तैयारी हेतु ददनांक 19 मई, 2011 के संकल्प पात्र द्वारा जल संसाधन, नदी वविकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा ददनाकं
11, जून, 2011 के राजपत्र अमधसूचना द्वारा रा.ज.ववि.अ. को सौंपा गया है। वितर्यमान में राज्यों द्वारा प्रस्ताववित अतंरा-राज्य
ललंक पररयोजनाओं के डीपीआर रा.ज.ववि.अ.  द्वारा जल संसाधन,  नदी वविकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा अनदुान
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सहायता के जररए रा.ज.ववि.अ.  को ददए गए धनरालश से तैयार वकए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा वक हाल ही में जल
संसाधन, नदी वविकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने अपने पत्र ददनाकं 1.12.2015 द्वारा अतंरा- राज्य ललंक के डीपीआर
के ववित्त पोषण के संबधं में वनम्नललखखत वनणर्यय ददया था:

"रा.ज.ववि.अ.  को स्वियं को अतं:राज्यीय नदी संपकर्य  पररयोजना डीपीआर तक सीममत करना चावहए। विे वकसी
राज्य सरकार द्वारा प्रदान वकए गए अतंरा-राज्य नददयों के अतंयर्योजन की पररयोजनाएं के केविल परामशर्य कायर्य ही
कर सकते हैं। भारत सरकार के वनमध का प्रयोग अतं :राज्यीय नददयों के अंतयर्योजन की पररयोजनाओं के की
डीपीआर तैयारी हेतु नहीं वकया जाना चावहए।"

उन्होंने कहा वक जल संसाधन,  नदी वविकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के उपरोक वनणर्यय /ददशावनदर्देश ध्यान में
रखते हुए रा.ज.ववि.अ. द्वारा भाविी पररयोजनाओं के ललए अतंरा-राज्य ललंक के डीपीआर की तैयारी व्यय का विहन संबंमधत
राज्य सरकारों द्वारा वकया जायेगा।

नीवत आयोग के प्रवतवनमध ने बताया वक रा .ज.ववि.अ. के पास उपलब्ध नददयों के ललंकों के डीपीआर तैयार करने
की वविशेषज्ञता राज्यों को प्रदान की जानी चावहए,  जजस हेतु रा.ज.ववि.अ.  को मजबूत वकया जाना चावहए। माननीय मंत्री
(जल संसाधन, नदी वविकास और गंगा संरक्षण) ने बताया वक ज्यादातर राज्यों ने जल संसाधन पररयोजनाओं के डीपीआर
तैयार करने में आविश्यक वविशेषज्ञता हालसल कर ली है और रा.ज.ववि.अ. को अंत:राज्यीय नदी ललंक पररयोजनाओं पर ध्यान
कें दद्रत करना आविश्यक है। तथावप राज्य सरकारें यदद विामंछत हों तो अतंरा -राज्य संबंधों के डीपीआर तयैार करने हेतु
रा.ज.ववि.अ. की सहायता, परामशर्य आधार पर ले सकती हैं।

मद सं. 8.8: राषीय जल वविकास अभभकरण का पुनगर्यठन

महावनदेशक, रा.ज.ववि.अ. ने बताया वक वविशेष सममवत की छठविीं बैठक में राष्ट्रीय जल वविकास अभभकरण (उप-

सममवत-III)  के पुनगर्यठन के ललए उप-सममवत की प्रवतविेदन माननीय केन्द्रीय मंत्री  (जल संसाधन,  नदी वविकास और गंगा
संरक्षण)  को सौंपी गई और रा.ज.ववि.अ.  की विेबसाइर पर प्रकालशत वकया गया था। यह प्रवतविेदन वविशेष सममवत को
सातविीं बैठक में सौंपी गई थी। इससे पहले, सममवत की लसफाररशों सवहत प्रवतविेदन की एक प्रस्तुवत उप-सममवत पुनरर्यचना
के अध्यक्ष द्वारा ददनांक 15.9.2015 को आयोजजत वविशेष सममवत की छठे बैठक के दौरान पर की गई इसके अलाविा ,
वविशेष सममवत की छठविीं बैठक में वनणर्यय के अनुसार पुनरर्यचना के ललए उप -सममवत की प्रवतविेदन की एक प्रवत मुख्य
सलाहकार (जल संसाधन, नदी वविकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) और कायर्यबल-नददयों का अतंयर्योजन के अध्यक्ष
को सौंपी  गई थी;  और वविशेष समचवि  (जल संसाधन,  नदी वविकास और गंगा  संरक्षण मंत्रालय)  की जांच और
प्रसंस्करण के वक्रयान्वियन हेतु सौंपी गई थी। वविशेष सममवत की वपछली बैठक के दौरान, यह वनणर्यय ललया गया वक सदस्य
दो हफ्तों के समय में प्रवतविेदन पर अपने वविचार प्रदान कर सकते हैं और सदस्यों की दरप्पभणयों पर वविचार-वविमशर्य करने के
बाद, प्रवतविेदन को सरकार के अनुमोदन के ललए संसामधत वकया जाएगा। यह उल्लेख वकया गया था वक वकसी भी सदस्य
से कोई दरप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी।

सममवत ने  वनणर्यय ललया वक सरकार के अनुमोदन के ललए  जल संसाधन,  नदी वविकास और गंगा संरक्षण
मंत्रालय द्वारा शीघ संसामधत वकया जाये ।

मद सं. 8.9: नददयों के  अंतयर्योजन की पररयोजना  हेतु  उप -सममवत-I  और  II  के  वविशेष सममवत के  अधीन
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कायर्यकाल का वविस्तार

महावनदेशक, रा.ज.ववि.अ. ने सूमचत वकया वक 17.10.2014 को नददयों के अतंयर्योजन के ललए वविशेष सममवत की
पहली बैठक के दौरान वकए गए वनणर्यय के अनुसार जल संसाधन,  नदी वविकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के कायार्यलय
ज्ञापन ददनांक 13.2.2015 द्वारा तीन उप-सममवतयों का गठन वकया था, अथार्यत (i) नददयों का अतंयर्योजन (उप-सममवत-I)

वविभभन्न अध्ययनों/प्रवतविेदनों के मुदे्द पर उपलब्ध के व्यापक मूल्यांकन के ललए उप-सममवत; (ii)  विकैसल्पक योजना  (उप-

सममवत-II)  सबसे उपयुक प्रणाली अध्ययन की पहचान के ललए उप-सममवत;  और (iii)  रा.ज.ववि.अ.  के पुनगर्यठन के ललए
उप-सममवत। रा.ज.ववि.अ. के पुनगर्यठन के ललए उप-सममवत ने अपना कायर्य पूरा कर ललया है और लसतंबर, 2015 में प्रवतविेदन
को मंत्रालय को सौंप ददया है। उप-सममवत-I  और II  का कायर्यकाल छह महीने था,  जजसे  12 फरविरी, 2016 तक जल
संसाधन,  नदी वविकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय वविशेष सममवत की पांचविीं बैठक में वकए गए वनणर्यय के अनुसार
ददनांक 12.10.2015 के कायार्यलय ज्ञापन द्वारा छह महीने तक बढ़ा ददया गया था। 

महावनदेशक, रा.ज.ववि.अ. ने आगे कहा वक उपसममवत-I और II के संदभर्य की शतर्तें काफी व्यापक थीं। उपसममवत-

I की छह बैठकें  और उपसममवत-II की सात बैठक अब तक आयोजजत की गई है, जजसमें से चार में दोनों की संयुक बैठक
हुई थी । उन्होंने इन उप-सममवतयों द्वारा की गई चचार्य का वविस्ततृ वविविरण प्रस्तुत वकया। इन उप -सममवतयों का कायर्यकाल
12 फरविरी, 2016 तक समाप्त हो जाएगा। सदस्यों ने इन उप-सममवतयों के संदभर्य शतर्यों में नददयों का अंतयर्योजन पर
कायर्यबल जैसा दीघर्यकाललक कायर्य और अध्ययन सराहना की है। यह पाया गया वक इन उप-सममवतयों द्वारा अभी भी बड़ी
मात्रा  में काम  वकया  जाना  शेष  है।  इस  प्रकार ,  उप-सममवत-I  और  II  का  कायर्यकाल,  वविभभन्न अध्ययन ,  समीक्षा
प्रवतविेदन/प्रणाली अध्ययन, प्रवतविेदन/अध्ययन आदद के मूल्यांकन हेतु छह महीने तक बढ़ाया जाना आविश्यक है।

वविचार-वविमशर्य के बाद, प्रस्ताववित रूप में उप-सममवत- I और II के कायर्यकाल ददनांक 12 फरविरी, 2016 से छह
माह आगे वविस्तार करने का वनणर्यय ललया गया।

मद सं. 8.10 : अध्यक्ष की अनुमवत से कोई अन्य मद

आंध्र प्रदेश सरकार के प्रवतवनमध ने कहा वक महानदी -गोदाविरी ललकं अध्ययन में कुछ समय लग सकता है ,

इसललए गोदाविरी-कृष्णा-काविेरी ललंक अध्ययन के ललंक प्रस्ताविों को अवंतम रूप ददया जा सकता है, क्योंवक गोदाविरी नदी
में मौजूदा दौलेश्वरम बैराज पर बहुत अमधक जल उपलब्ध था। महावनदेशक , रा.ज.ववि.अ. ने स्पष्ट वकया है वक महानदी
बेलसन का अमधशेष जल गोदाविरी नदी पर ले जाया जाना है और इसललए महानदी-गोदाविरी ललकं प्रस्तावि को पहले अवंतम
रूप ददए जाने की आविश्यकता है। उन्होंने आगे कहा वक महानदी-गोदाविरी ललंक की योजना को अंवतम रूप ददए वबना,
प्रायद्वीपीय अवियविों के नीचे के ललंक नहीं उठाए जा सकत।े

सलाहकार,  तेलंगाना  सरकार  ने  कहा  वक वनभर्यर  जल  राज्य  का  था।  उन्होंने  उल्लेख  वकया  वक श्रीरामसागर
पररयोजना के ऊपर की ओर से गोदाविरी बेलसन में जल था, जजसे पहले भरा जाना आविश्यक था। उन्होंने आगे कहा वक
शब्द 'अमधशेष जल' को पुन: पररभावषत और ललंक नहरों को मोड़ने के ललए संतुलन/अमधशेष जल की मात्रा पर पहंुचने से
पहले समीक्षा करने की आविश्यकता है। उन्होंने उल्लेख वकया वक उनके राज्य की राय में अमधशेष जल का भरोसेमंद
प्रविाह (जो वक 50% या उससे कम है) अवतररक उपलब्ध था जो समुद्र में अप्रयुक प्रविावहत हो जायेगा। इस तरह के जल
को कृष्णा बेलसन में मोड़ने के ललए और आगे दभक्षण के ललए योजना बनाई जा सकती है।
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मध्य प्रदेश सरकार के प्रवतवनमध ने कहा वक क्षेत्र/राज्य में उपलब्ध जल की उपलब्धता, सूक्ष्म लसंचाई तकनीकों का
उपयोग,  समाज के सबसे कमजोर विगर्य की आविश्यकता और आधुनीकरण की आविश्यकता मौजूदा नरेविकर्य  आदद को
देखते हुए 'अमधशेष जल' शब्द का वनणर्यय ललया जा सकता है। 

महाराष्ट्र सरकार के प्रवतवनमध ने कहा वक 75% वनभर्यरता प्रविाह के मानदंड को पररयोजना के ललए नहीं ललया जाना
चावहए, इसके बजाय अनकुरण अध्ययन के आधार पर पररयोजना की 75% सफलता दर पर वविचार वकया जाना चावहए।

राजस्थान सरकार के प्रवतवनमध ने बताया वक गांधीसागर जलाशय में बनाई गई बड़ी भंडारण क्षमता राज्य की जल
की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर रही थी। उन्होंने कहा वक राजस्थान जल घारे विाले राज्य है , 75% वनभर्यरता पर
पररयोजनाओं की योजना के ललए मानदंडों पर छूर देना चावहए।

श्री ए.डी.  मोवहले,  पूविर्य अध्यक्ष,  कें द्रीय जल आयोग ने कहा वक 'अमधशेष जल'  शब्द जदरल था। उन्होंने उल्लेख
वकया वक इस संबंध में जो भी समय और क्षेत्र की अथर्यव्यविस्था में बदलावि आया था , उस तकनीक को ध्यान में रखा जाना
चावहए। उन्होंने कहा वक वबजली की बेहतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 120 मीरर की सीममत मानदंड रा.ज.ववि.अ.

द्वारा नददयों का अंतयर्योजन पररयोजनाओं की योजना में बढ़ोतरी के ललए समीक्षा की जा सकती है। उन्होंने कहा वक यहां
तक वक संविधैावनक प्राविधानों की भी समीक्षा की जा सकती है और जल वविविादों के जल न्यायामधकरण के अमधवनणर्ययों से
अलग वनणर्यय आविश्यकतानुसार ललए जा सकते हैं।

श्री वविराग गुप्ता ने कहा वक नददयों के अतंयर्योजन की पररयोजना के कायर्यक्रम अमधशेष जल पर आधाररत थे। उन्होंने
उल्लेख वकया वक अमधशेष जल की कोई पररभाषा नहीं हो सकती है , हालांवक 'अमधशेष जल' के लसद्धातं तैयार वकए जा
सकते हैं। आविश्यकतानुसार “वगवि एडं रेक” का लसद्धातं भी इस्तेमाल वकया जा सकता है।

श्री बी.  एन.  नविलाविाला,  मुख्य सलाहकार  (जल संसाधन,  नदी वविकास और गंगा  संरक्षण मंत्रालय)  और
अध्यक्ष, नददयों का अतंयर्योजन कायर्यबल ने कहा वक 'अमधशेष जल' एक सापेक्ष शब्द था। उन्होंने उल्लेख वकया वक वितर्यमान
में दृवष्टकोण 'आपूरतं प्रबंधन' से वनपरना था, हालांवक, यह 'मांग प्रबंधन' पर आधाररत होना चावहए।

माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी वविकास और गंगा संरक्षण) ने उनके अवंतम दरप्पणी में उल्लेख वकया वक
श्री बी.एन. नविलाविाला, मुख्य सलाहकार (डब्ल्यूआर, आरडी एडं जीआर) और अध्यक्ष, नददयों का अंतयर्योजन कायर्यबल
प्रणाली अध्ययन के ललए उप-सममवत के साथ नददयों के अंतयर्योजन की पररयोजना के उदे्दश्य के ललए 'अमधशेष जल' के
मुदे्द पर वविचार करेंगे और इसके बारे में नददयों का अंतयर्योजन वक वविशेष सममवत को दो महीने में अपनी लसफाररशें देंगे।
राजस्थान की माही-लूनी अतंरा-राज्य ललंक के पीएफआर की समीक्षा रा.ज.ववि.अ. द्वारा की जा सकती है। उन्होंने देखा
वक राजस्थान द्वारा मड्रिप और लसंचाई के ललए वकया गया काम सराहनीय था। माननीय मंत्री ने उल्लेख वकया वक पंचेश्वर
पररयोजना के डीपीआर को अवंतम रूप ददया जा रहा है और इस पररयोजना के पूरा होने पर राजस्थान को यमनुा -
राजस्थान ललंक के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। तापी बेलसन में भूजल के मेगा ररचाजर्य की योजना से महाराष्ट्र और मध्य
प्रदेश को लाभ होगा। महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंवत्रयों की बैठक से पहले मुद्दों को स्फूतर्य करने के ललए जल्द ही
दमनगंगा-पपंजल ललंक और पार-तापी-नमर्यदा  ललंक  पररयोजनाओं के  बारे  में महाराष्ट्र और गुजरात  राज्यों के  विररष
अमधकाररयों की एक बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने माननीय मंत्री (जल संसाधन), महाराष्ट्र से दमनगंगा-पपंजल ललंक को
देखते हुए, कोयना-मुंबई शहर के अंतरा-राज्य ललंक पर अपनी सस्थवत की समीक्षा करने के ललए अनुरोध वकया क्योंवक
दोनों पररयोजनाओं के उदे्दश्यों की समानता है , अथार्यत मुबंई शहर को जलापूरतं। उन्होंने केन-बतेविा ललकं पररयोजना के
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कायार्यन्वियन पर आगे काम करने के ललए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध वकया। माननीय मंत्री  (जल
संसाधन, नदी वविकास और गंगा संरक्षण) ने सभी राज्यों को मन से राष्ट्रीय पररपे्रक्ष्य रखने के ललए आग्रह वकया तावक पूरे
राष्ट्र के वहत में नददयों के अंतयर्योजन की पररयोजना के कायर्यक्रम आगे बढ़ सकें ।

अध्यक्ष महोदया को धन्यविाद ज्ञावपत करने के साथ बैठक का समापन हुआ।

******
अनुलग्नक  -  I  

नददयों के अतंयर्योजन की पररयोजना हतेु वविशेष सममवत की नई ददल्ली में ददनांक 08.02.2016 को 
आयोजजत आठविीं बैठक के सदस्यों, वविशेष आमंवत्रतों और प्रवतभावगयों की सूची

1. सुश्री उमा भारती,
माननीय कें द्रीय मंत्री ,
जल संसाधन, नदी वविकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय,
भारत सरकार, नई ददल्ली

अध्यक्ष

2. प्रो० संविर लाल जार,
माननीय कें द्रीय राज्य मंत्री ,
जल संसाधन, नदी वविकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय,
भारत सरकार, नई ददल्ली

सदस्य

3. डॉ० राम प्रताप,
माननीय मंत्री (जल संसाधन),
राजस्थान सरकार, जयपुर

सदस्य

4. श्री वगरीश महाजन,
माननीय मंत्री (जल संसाधन),
महाराष्ट्र सरकार, मुंबई

सदस्य

5. श्री चंद्र प्रकाश चौधरी,
माननीय मंत्री (जल संसाधन),
झारखंड सरकार, रांची

सदस्य

6. श्री आर. वविद्यासागर रावि,
सलाहकार, तेलंगाना सरकार

माननीय लसंचाई मंत्री, तेलंगाना सरकार 
का प्रवतवनमधत्वि

7. श्री एन.एस. पलावनयप्पन,
अपर मुख्य समचवि,
लोक सेविा वविभाग, तममलनाडु सरकार, चेन्नई

सदस्य

8. श्री आर.एस. जुलावनया,
अपर मुख्य समचवि,
जल संसाधन वविभाग,
मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल 

सदस्य

9. श्रीमती टरंकू वविस्विाल,
समचवि (जल संसाधन वविभाग), 
केरल सरकार, वतरुविंतपुरम

सदस्य

10. श्री पी.बी. रामामरूतं,
अपर मुख्य समचवि,
जल संसाधन वविभाग,

माननीय मंत्री, जल संसाधन वविभाग, 
कनार्यरक सरकार का प्रवतवनमधत्वि
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कनार्यरक सरकार, बेंगलुरु

11. श्री जजतेंदर कुमार,
सलाहकार, नीवत आयोग, नई ददल्ली

सदस्य (कृवष), नीवत आयोग, नई ददल्ली
का प्रवतवनमधत्वि

12. श्री हीरालाल मेंदेवगरी,
सलाहकार (जल संसाधन),
महाराष्ट्र सरकार, मुंबई

प्रधान समचवि, जल संसाधन वविभाग, 
महाराष्ट्र सरकार का प्रवतवनमधत्वि 

13. श्री विी.के. गुप्ता,
मुख्य अभभयंता (एस),
उ०प्र० लसंचाई, झांसी

प्रधान समचवि, लसंचाई वविभाग, उत्तर 
प्रदेश सरकार का प्रवतवनमधत्वि

14. श्री उमेश डोंगरे,
सलाहकार, कायार्यलय मुख्य सलाहकार (लागत),
व्यय वविभाग, ववित्त मंत्रालय, नई ददल्ली

मुख्य सलाहकार (लागत), ववित्त मंत्रालय
का प्रवतवनमधत्वि

15. श्री पी.पी. चंगकाकारी,
समचवि, जल संसाधन वविभाग,
असम सरकार, ददसपुर

मुख्य समचवि, असम सरकार का 
प्रवतवनमधत्वि

16. श्री गुरुपादस्विामी बी.जी.,
समचवि, जल संसाधन वविभाग,
कनार्यरक सरकार, बेंगलुरु

प्रधान समचवि, जल संसाधन वविभाग, 
कनार्यरक सरकार का प्रवतवनमधत्वि 

17. श्री एस.विी. भगत,
मुख्य अभभयंता, महानदी पररयोजना, 
रायपुर, छत्तीसगढ़

प्रधान समचवि, जल संसाधन वविभाग, 
छत्तीसगढ़ सरकार का प्रवतवनमधत्वि

18. श्री वविनोद शाह,
अपर समचवि सह प्रमुख अभभयंता,
राजस्थान सरकार

मुख्य समचवि, जल संसाधन वविभाग, 
राजस्थान सरकार का प्रवतवनमधत्वि

19. श्री डी. रामा कृष्णा,
मुख्य अभभयंता,
आईएसडब्ल्यूआर, आंध्रप्रदेश सरकार, हैदराबाद

प्रधान समचवि, लसंचाई एविं सीएडी, आंध्र 
प्रदेश सरकार का प्रवतवनमधत्वि

20. श्री के.के. लसंह,
अपर आविासीय आयुक,
पुदुचेरी सरकार, पुदुचेरी

समचवि (पीडब्ल्यूडी), पुदुचेरी सरकार 
का प्रवतवनमधत्वि

21. श्री आर.एस. प्रसाद, 
से.वन. अध्यक्ष, कें द्रीय जल आयोग

सदस्य

22. श्री ब्रजेश लसक्का,
सलाहकार, 
पयार्यविरण, विन एविं जलविायु पररवितर्यन मंत्रालय, नई ददल्ली 

समचवि, पयार्यविरण, विन एविं जलविायु 
पररवितर्यन मंत्रालय का प्रवतवनमधत्वि 

23. श्री संतोष कुमार,
प्रमुख अभभयंता, जल संसाधन वविभाग,
झारखंड सरकार

प्रमुख समचवि, जल संसाधन वविभाग, 
झारखंड सरकार का प्रवतवनमधत्वि

24. श्री राम पुकार रंजन,
प्रमुख अभभयंता (एस), जल संसाधन वविभाग,
वबहार सरकार

प्रमुख समचवि, जल संसाधन वविभाग, 
वबहार सरकार का प्रवतवनमधत्वि
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25. श्री के.बी. रबाददया, 
प्रमुख अभभयंता (एसजी) एविं अवतररक समचवि,
जल संसाधन वविभाग, गुजरात सरकार

प्रधान समचवि, जल संसाधन वविभाग, 
गुजरात सरकार का प्रवतवनमधत्वि

26. श्री एस.के. परनायक,
प्रमुख अभभयंता सह वविशेष समचवि,
जल संसाधन वविभाग, ओमडशा

प्रमुख समचवि, ओमडशा सरकार का 
प्रवतवनमधत्वि

27. श्री वविराग गुप्ता, 
संवविधान एविं पयार्यविरण कानून वविशेषज्ञ, नई ददल्ली

सदस्य

28. श्री श्रीराम विेददरे,
सलाहकार (डब्ल्सयूआर, आरडी एण् ड जीआर), नई ददल्ली

सदस्य

29. श्री नरेंद्र वबरथरे,
पूविर्य वविधानसभा सदस्य, लशविपुरी,
मध्य प्रदेश

सदस्य

30. श्री एस. मसूद हुसैन,
महावनदेशक,
राष्ट्रीय जल वविकास अभभकरण, नई ददल्ली

सदस्य-समचवि

स्थायी आमंवत्रत

31. श्री बी.एन. नविलाविाला,
माननीय कें द्रीय मंत्री (डब्ल्यूआर, आरडी एडं जीआर मंत्रालय) के प्रमुख 
सलाहकार एविं अध्यक्ष, कायर्यबल-नददयों का अंतयर्योजन 

वविशेष आमंवत्रत

32. डॉ० अमरजीत लसंह,
वविशेष समचवि, (डब्ल्यूआर, आरडी एडं जीआर मंत्रालय), 
नई ददल्ली 

33. श्री एम. गोपालकृष्णन,
अध्यक्ष, उप-सममवत-III, वविशेष सममवत, नददयों का अंतयर्योजन एविं
सदस्य, कायर्यबल-नददयों का अंतयर्योजन
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34. श्री ए.डी. मोवहले,
पूविर्य अध्यक्ष, कें द्रीय जल आयोग एविं 
सदस्य, कायर्यबल-नददयों का अंतयर्योजन

जल संसाधन, नदी वविकास एविं गंगा संरक्षण मंत्रालय एविं कें द्र सरकार के अमधकारी

35. डॉ० बी. राजेंदर,

संयुक समचवि (पीपी),
डब्ल्यूआर, आरडी एडं जीआर मंत्रालय, नई ददल्ली

36. श्री बी.के. पाडंा,
माननीय मंत्री, डब्ल्यूआर, आरडी एडं 
जीआर मंत्रालय, नई ददल्ली के ओएसडी

37. श्री श्याम वविनोद मीणा,
राज्यमंत्री (डब्ल्यूआर, आरडी एडं 
जीआर मंत्रालय) के वनजी समचवि,

राज्य सरकारों के अमधकारी

38. श्री आर. सुब्रमण्यम,

अध्यक्ष, सीरीसी सह आईएसडब्ल्यूडब्ल्यू,
चेन्नई, तममलनाडु

39. श्री एम. बंगारा स्विामी,
मुख्य सलाहकार, आईएसडब्ल्यू,
डब्ल्यूआरडीओ, बेंगलुरु, कनार्यरक

40. श्री सुमनेश माथुर,

प्रमुख अभभयंता,
जल संसाधन वविभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

41. श्री एस.सी. शमार्य,
अधीक्षण अभभयंता, लसंचाई वविभाग,

झांसी (उ.प्र.)

42. श्री आर.के. लसंगला,
अधीक्षण यंत्री,
आईएसडब्ल्यूडी, हररयाणा सरकार, ददल्ली

43. श्री योगेश कुमार ममत्तल,

कायर्यपालन यंत्री, जल संसाधन वविभाग,

राजस्थान सरकार

44. श्री एम.पी. समररया,
कायर्यपालन अभभयंता, जल संसाधन वविभाग,

राजस्थान सरकार
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45. श्री डी. शंकरा रावि,

उप कायर्यपालन अभभयंता,
कायार्यलय प्रमुख अभभयंता, अंत:राज्यीय एविं जल संसाधन वविभाग,

हैदराबाद, आंध्रप्रदेश

46. श्री जी.एम. माथुर,

संपकर्य  अमधकारी, 
वबहार सरकार, नई ददल्ली

एनड्ब्ल्यूडीए के अमधकारी

47. श्री आर.के. जैन, 

मुख्य अभभयंता (मु०),

नई ददल्ली

48. श्री एम.के. श्रीवनविास,

मुख्य अभभयंता (दभक्षण), 

हैदराबाद

49. श्री एम.पी. गुप्ता,
वनदेशक (ववित्त), 

नई ददल्ली

50. श्री के.पी. गुप्ता,
अधीक्षण अभभयंता, 
नई ददल्ली

51. श्री जब्बार अली,
उप वनदेशक, 

नई ददल्ली

52. श्री आर.के. शमार्य,
उप वनदेशक, 

नई ददल्ली

53. श्री नागेश महाजन,

उप वनदेशक, 

नई ददल्ली

54. श्री के.के. रावि,

उप वनदेशक (एच), 

नई ददल्ली

55. श्री एम.एस. अग्रविाल,

विररष परामशर्यदाता, 
रा.ज.ववि.अ., 

नई ददल्ली

169



56. श्री के.पी. लसंह,

विररष परामशर्यदाता, रा.ज.ववि.अ., नई ददल्ली

57. श्री एम.के. लसन्हा,
विररष परामशर्यदाता, रा.ज.ववि.अ., नई ददल्ली

58. वनजाम अली,
परामशर्यदाता, रा.ज.ववि.अ.,

नई ददल्ली
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